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06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय:
कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना
1761. डा॰ प्रकाश बांडाः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के महत्व का संज्ञान लिया है, जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की कृषि को उद्योग का दर्जा देने की कोई योजना है ताकि इसे इस दर्जे के अंतर्गत लाभ मिल सकें और यह समृद्धि की दिशा में और विकास करते हुए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत रहे; और
(ग) क्या इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)
(क) से (ग) कृषि देश की अर्थव्‍यवस्‍था में एक महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाती है और कृषि क्षेत्र के महत्‍व को देखते हुए, सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वर्ष 2017-18 के दौरान 52,655.00 करोड़ रूपए बजट अनुमान से काफी बढ़ाकर वर्ष 2020-21 के दौरान 1,34,399.77 करोड़ रूपए बजट अनुमान किया है।
सरकार को कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में कई लोगों से सुझाव प्राप्‍त हो रहे हैं। हांलाकि, सरकार कृषि क्षेत्र को उतने लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है जितने लाभ विनिर्माण क्षेत्र में उपलब्‍ध हैं, जैसे कि ऋण की आसान उपलब्‍धता तथा विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन सहित कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अन्‍य आदान और आधारभूत सुविधाएं।
इसके अलावा, सरकार ने किसानों को आय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (पीएम-किसान) और फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है जो कृषि क्षेत्र में आने वाले जोखिमों और अनिश्‍चितताओं को कवर करती है।
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